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विदनांक 15.12.2023 को उत्तर विदए जाने के लिलए

 अ	ैध आप्र	ासी

2276. श्री प्रदु्यत बोरदोलोई:
          श्री राहुल कस्	ां:

 क्या वि	देश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे विकः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान विदया ह ैविक देश में अ	ैध कारोबार करने 	ाले ट्र ै	ल/प्लेसमेंट एजेंटों द्वारा 
लोगों को वि	देश भेजने के नाम पर उनके साथ धोखा विकया जा रहा ह ैऔर यविद हां, तो राजस्थान सविहत तत्संबंधी 
राज्य-	ार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उन भारतीय नागरिरकों की संख्या के संबंध में कोई आंकडे़ हैं जिजनकी पहचान अन्य देशों 
में अ	ैध आप्र	ाजिसयों के रूप में की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास अन्य देशों से इस प्रकार विन	ाSजिसत विकए गए भारत के अ	ैध आप्र	ाजिसयों की संख्या के 
संबंध में कोई आंकडे़ हैं,

(घ) यविद हां, तो तत्संबंधी देश-	ार ब्यौरा क्या ह ैऔर यविद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अ	ैध आप्र	ासन संबंधी मुद्दों के कारण विन	ाSसन का सामना कर रहे भारतीय नागरिरकों की सहायता के 
लिलए सरकार के पास राजनयियक अथ	ा कांसुलर उपाय हैं और यविद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह;ै

(च) क्या वि	देश मंत्रालय ने वि	भिभन्न देशों में आप्र	ासन नीयितयो की कानूनी आ	श्यकताओ ंऔर परिरणामों के बार ेमें 
भारतीय नागरिरकों में जागरूकता बढ़ाने के लिलए कोई पहल की ह;ै और

(छ) यविद हां, तो गत तीन 	र्षोंb के दौरान विकए गए जागरूकता कायSक्रमों और उनके प्रभा	 का ब्यौरा क्या है?

      उत्तर
वि	देश राज्य मंत्री

(श्री 	ी. मुरलीधरन)

(क) यह देखा गया है विक कई बेईमान एजेंट/ट्र ै	ल एजेंजिसयां वि	देशों में रोजगार के लिलए लोगों की भतe के व्य	साय
में अ	ैध रूप से शाविमल हैं। अ	ैध एजेंटों के बारे में जानकारी ई-माइग्रेट पोटSल पर विनयविमत आधार पर अपलोड
और अद्यतन की जाती ह।ै  30  अक्टूबर  2023  तक, 2925  अ	ैध एजेंटों को ई-माइग्रेट पोटSल के माध्यम से
अयिधसयूिचत विकया गया ह।ै राजस्थान सविहत अब तक अयिधसयूिचत ऐसे अ	ैध एजेंटों की राज्य-	ार संख्या का वि		रण
अनुबंध क में विदया गया ह।ै
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(ख) से (घ) कई अन्य देश अपने देश में अ	ैध प्र	ास के बार ेमें जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, जब तक विक उनके
विन	ाSसन के आदेश न विदए गए हों और उनके यात्रा दस्ता	ेज़/राष्ट्र ीयता सत्यापन की आ	श्यकता न हो। 	ैसे, हमारे
विमशनों और कें द्रों के पास वि	देशों में अ	ैध रूप से रहने या काम करने 	ाले भारतीयों की संख्या से संबंयिधत कोई
वि	श्वसनीय आंकडे़ नहीं ह।ै वि	देशी नागरिरकों के विन	ाSसन के लिलए अपनाई जाने 	ाली प्रविक्रया भी अलग-अलग देशों
में  अलग-अलग  होती  ह।ै  कुछ  देश  विन	ाSजिसत  व्यविp  को  विगरफ्तार  नहीं  करते  हैं  और  विन	ाSसन  तक  उन्हें
विहरासत/विन	ाSसन कें द्रों  में  रखते हैं।  इसके अयितरिरp,  विगरफ्तारी/विहरासत और विन	ाSसन के  बारे  में  जानकारी
भारतीय विमशनों/कें द्रों के साथ साझा नहीं की जाती है और यविद विन	ाSजिसत व्यविp के पास 	ैध यात्रा दस्ता	ेज है तो
मेजबान सरकार द्वारा सीधे विन	ाSसन विकया जाता ह।ै मेजबान सरकारों द्वारा भारतीय विमशनों/कें द्रों से के	ल ऐसे
मामलों में संपकS  विकया जाता है, जहां विन	ाSजिसत व्यविp की राष्ट्र ीयता सत्यापन और आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी)
जारी करना आ	श्यक होता ह।ै चूंविक सभी देश सभी भारतीय विन	ाSजिसत लोगों का वि		रण साझा नहीं करते हैं,
इसलिलए वि	देश मंत्रालय के पास वि	देशों से विन	ाSजिसत भारतीयों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं ह।ै

(ङ) भारतीय विमशन/कें द्र वि	देशों में भारतीय कामगारों से प्रयितविक्रया प्राप्त करने और उनकी भिशकायतों का समाधान
करने के लिलए विनयविमत रूप से ओपन हाउस और कोंसली भिशवि	र आयोजिजत करते हैं।  जैसे ही विकसी भारतीय
विमशन/कें द्र  को  विकसी  भारतीय  नागरिरक की  विहरासत/विगरफ्तारी  की  सूचना  विमलती  है,  	ह  विहरासत  में  लिलए
गए/विगरफ्तार विकए गए भारतीय नागरिरक को कोंसली सहायता प्रदान करने, मामले के तथ्यों का पता लगाने, उसकी
भारतीय राष्ट्र ीयता की पुविष्ट करने और उसकी सलामती सुविनयिuत करने के लिलए तुरतं स्थानीय वि	देश कायाSलय और
अन्य संबंयिधत स्थानीय अयिधकारिरयों से संपकS  करता ह।ै वि	देशों में कैद भारतीयों को हर संभ	 कोंसली सहायता
प्रदान करने के अला	ा, भारतीय विमशन और कें द्र जहां भी आ	श्यकता होती है, कानूनी सहायता प्रदान करने के
लिलए मदद करते हैं। जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, 	हां विमशनों और कें द्रों द्वारा 	कीलों का एक
स्थानीय पैनल भी रखा जाता ह।ै संबंयिधत भारतीय दतूा	ास द्वारा सुवि	धाएं प्रदान करने के लिलए विकसी भी भारतीय
कैदी से कोई शुल्क नहीं लिलया जाता ह।ै भारतीय सामुदायियक कल्याण कोर्षों (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना वि	देशों
में भारतीय विमशनों और कें द्रों में संकट की स्थिस्थयित में फंसे प्र	ासी भारतीय नागरिरकों को योग्य मामलों में माली हालत
के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिलए की गई ह।ै आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने 	ाली सहायता में
भारतीय कैविदयों को कानूनी सहायता के साथ-साथ स्	देश 	ापसी के लिलए यात्रा दस्ता	ेज/ह	ाई विटकट के लिलए दी
जाने 	ाली वि	त्तीय सहायता भी शाविमल ह।ै

वि	देशी जेलों में बंद भारतीय नागरिरकों की रिरहाई और स्	देश 	ापसी का मुद्दा विनयविमत रूप से भारतीय विमशनों और
कें द्रों द्वारा संबंयिधत स्थानीय प्रायिधकारिरयों के साथ उठाया जाता ह।ै सरकार अन्य देशों के साथ काेंसली और अन्य
परामशb के दौरान भी ऐसे मुद्दों के संबंध में विनरतंर संपकS  बनाए रखती ह।ै इसके अयितरिरp, सरकार, वि	देशों में अपने
विमशनों/कें द्रों के माध्यम से और उच्च स्तरीय यात्राओ ंके दौरान, वि	देशों में भारतीय कैविदयों की सजा माफी/सजा
कम करने के मुदे्द भी उठाती है और उनपर विनरतंर कारS	ाई करती ह।ै भारत ने कई देशों के साथ कैदी स्थानांतरण
सयंिधयाँ भी की हैं, जिजनके तहत विकसी अपराध के दोर्षोंी व्यविp को जेल की सजा काटने के लिलए उसके गृह देश में
स्थानांतरिरत करने की व्य	स्था हैं।

(च) और (छ) सुरयि}त और कानूनी प्र	ासन के बार ेमें जागरूकता बढ़ाने के सरकार के विनरतंर प्रयासों के विहस्से के
रूप में, 9 जन	री 2023 को इदंौर में  17 	ें प्र	ासी भारतीय विद	स (पीबीडी) सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा
एक स्मारक डाक विटकट 'सुरयि}त जाएं, प्रभिशयि}त जाएं' जारी विकया गया था। इसके अयितरिरp, मंत्रालय की आउटरीच
गयितवि	यिधयों को मीयिडया द्वारा  विनयविमत रूप से क	र विकया गया ह।ै  मंत्रालय के साथ-साथ वि	देशों में  भारतीय
विमशन/कें द्र विनयविमत रूप से अ	ैध प्र	ास के जोलिखमों संबंधी परामशe जारी करते हैं ताविक वि	देश जाने 	ाले य	ुाओं
को जाली नौकरी की पेशकश के बार ेमें जागरूक विकया जा सके।
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गंतव्य देशों में  कानूनी अपे}ाओं और कायS  करने ए	ं रहने की स्थिस्थयितयाें के बारे में  संभावि	त कामगारों के बीच
जागरूकता बढ़ाने के लिलए मंत्रालय प्रस्थान-पू	S  अभिभमुखीकरण और प्रभिश}ण (पीडीओटी) का आयोजन करता है
ताविक यह सुविनयिuत विकया जा सके विक भारतीय प्र	ासी कामगार सुरयि}त प्र	ासन करें और अपने अयिधकारों के बार ेमें
जागरूक हो सकें  और उन्हें भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओ ंका लाभ विमल सके। पीडीओटी राष्ट्र ीय कौशल
वि	कास विनगम (एनएसडीसी),  राज्य सरकारों और अन्य विहतधारकों के सहयोग से वि	देश मंत्रालय (एमईए) द्वारा
प्रदान विकए जाने 	ाला सॉफ्ट स्थिस्कल संबंधी एक विद	सीय प्रभिश}ण कायSक्रम ह।ै 30 न	ंबर 2023 तक, 1,35,000
से अयिधक संभावि	त प्र	ासी कामगारों को व्यविpगत उपस्थिस्थयित और ऑनलाइन प्रारूप में कायSक्रम से लाभ हुआ ह।ै

*****
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अनुबंध-क

अ	ैध एजेंटों की राज्य-	ार संख्या 

(30 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)

क्रम सं. राज्य संख्या 
1 विदल्ली 292
2 पंजाब 190
3 तविमलनाडु 360
4 महाराष्ट्र 309
5 उत्तर प्रदेश 400
6 आंध्र प्रदेश 471
7 केरल 189
8 तेलंगाना 113
9 हरिरयाणा 35
10 गुजरात 56
11 पयिuम बंगाल 127
12 कनाSटक 80
13 राजस्थान 61
14 विबहार 54
15 मध्य प्रदेश 16
16 पुदचेुरी 6
17 उत्तराखंड 13
18 गो	ा 13
19 विहमाचल प्रदेश 10
20 जम्मू ए	ं कश्मीर 11
21 चंडीगढ़ 31
22 ओयिडशा 11
23 छत्तीसगढ़ 4
24 असम 60
25 झारखंड 5
26 वित्रपुरा 7
27 नागालैंड 1

कुल 2925

*****
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